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जसवंत सिंसह और मीनाक्षी आई. मेहता, जे. जे. के समुख

बलवान सिंसह और एक अन्य-याचि काकता!

बनाम

हरिरयाणा राज्य और अन्य प्रचितवादी 2021 का सीडब्ल्यूपी No.9508

06 मई, 2021

भारत का संविवधान, 1950-अनुच्छेद 226-उप-प्रभागों द्वारा ऊर्ध्वावा!धर से के्षचितज में परिरवर्तितत हरिरयाणा राज्य में
समूह ए और बी पदों में पूव!  सैविनकों के लिलए आरक्षण-आयोजिजत,  क्षचैितज आरक्षण समग्र आरक्षण या विवभाजिजत
आरक्षण हो सकता है और आरचिक्षत शे्रणिणयों के बी  समूह ए और बी पदों में पूव!  सैविनकों के लिलए 5 प्रचितशत
आरक्षण के उप-विवभाजन का प्रावधान करने वाले विववाविदत विनद>शों में कुछ भी मनमाना नहीं हो सकता है-आरक्षण
सवंिवधान के तहत समानता सुविनचि@त करने के लिलए प्रदान विकया गया तंत्र ह ैऔर अन्य उत्पीविCत वगD के ऊपर या
उसके बराबर कुछ विवशेषाचिधकारों या लाभों का दावा करने के लिलए नहीं ह-ैइसलिलए,  पवू!  सैविनकों को समस्तरी
आरक्षण संविवधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप माना जाता ह।ै

माना जाता है विक समस्तरीय आरक्षण  सव!समावेशी या विवभाजिजत आरक्षण हो सकता है और आरचिक्षत शे्रणिणयों के
बी  समूह ए और बी पदों में पूव!  सवैिनकों के लिलए 5 प्रचितशत आरक्षण के उप-विवभाजन का प्रावधान करने वाले
विववाविदत विनद>शों में कुछ भी मनमाना नहीं ह।ैवास्तव में, अविनल कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई
विLप्पणिणयों को देखते हुए, सामान्य शे्रणी से संबंचिधत याचि काकता!ओ ंद्वारा आरक्षण को विवभाजिजत करने के लिलए
की गई  ुनौती न केवल प्रचित उत्पादक ह,ै बल्किल्क उनके अपने उदे्दश्य के लिलए प्रचितकूल ह।ै

(पैरा 17.3) ने यह भी अणिभविनधा!रिरत विकया विक संविवधान राज्य को नागरिरकों के विपछCे वगD या समाज के अन्य
वंचि त या कमजोर वगD की पह ान करने का अचिधकार देता ह,ै जिजन्हें आरक्षण, रिरयायतों, महत्व या छूL के रूप
में अपनी सकारात्मक कार!वाई द्वारा से अपनी सामाजिजक-आर्थिTक प्रगचित के लिलए तरजीही उप ार की आवश्यकता
होती ह।ैसमाज के विवणिभन्न दलिलत वगD के लिलए इस सकारात्मक कार!वाई की सीमा ऐचितहाजिसक उत्पीCन या
भेदभाव, सामाजिजक, आर्थिTक या शचैिक्षक विपछCेपन जैसे कई विनधा!रकों पर आधारिरत ह।ैआरक्षण संविवधान के तहत
समानता  सुविनचि@त  करने  के  लिलए  प्रदान  विकया  गया  एक  तंत्र  है  और अन्य  उत्पीविCत  वगD  के  साT  कुछ
विवशेषाचिधकारों या लाभों का दावा करने के लिलए नहीं ह।ै(पैरा 19)
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विववेक खत्री, अचिधवक्ता

याचि काकता!ओ ंके लिलए।

श्रचुित जैन गोयल, उप महाचिधवक्ता हरिरयाणा।

जसवंत सिंसह, जे।

(1)  दो  याचि काकता!ओं द्वारा  दायर  तत्काल  आज्ञा  पत्र  हरिरयाणा  के  मुख्य  सचि व  द्वारा  जारी  विदनांविकत
23.01.2018 (P-12) के साT-साT 30.04.2018 (P13) के विनद>शों के लिखलाफ विनद>णिशत ह।ै  ुनौती
का एकमात्र आधार यह ह ैविक विववाविदत विनद>शों के अनुसार, हरिरयाणा राज्य में समहू ए और बी पदों में पूव! सैविनकों
के लिलए आरक्षण को उस विवणिशष्ट शे्रणी के उप-विवभाजन द्वारा णिशस!  से समांतरीय में परिरवर्तितत कर विदया गया है,
इस तथ्य की सराहना विकए विबना विक एक विवणिशष्ट शे्रणी से संबंचिधत व्यविक्त को आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ
विदया गया है जो संविवधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उलं्लघन ह।ै प्रचितवादी संख्या 2, हरिरयाणा लोक सेवा
आयोग को कक्षा-I और II के पदों पर सीधी भत` में पूव!  सैविनकों के लिलए आरचिक्षत 5 प्रचितशत विनधा!रिरत आरक्षण
को शीस! आरक्षण के रूप में लागू करके पूव!-सवैिनक शे्रणी के पदों का पुनः विवज्ञापन करने परमादेश देने के लिलए
एक रिरL की भी मांग की गई ह।ै

(2) याचि काकता! सामान्य शे्रणी से संबंचिधत पूव! सवैिनक हैं।वे प्रचितवादी संख्या 2 हरिरयाणा लोक सेवा आयोग द्वारा
विवज्ञापन संख्या 01/2021 विदनांक 13.01.2021 (P-14) के मार्ध्वायम से विवज्ञाविपत हरिरयाणा जिसविवल सेवा
(न्याचियक शाखा)  में  जिसविवल जज  (जूविनयर चिडवीजन)  के पद के लिलए आवेदक हैं।वत!मान याचि का में  उनकी
आपलिc यह है विक पवू!  सैविनकों के लिलए आरक्षण को शीष!  से समांतरिरये में  परिरवर्तितत करके और इसे विवणिभन्न
शे्रणिणयों यानी अनारचिक्षत,  अनुसूचि त जाचित और विपछCे वग!  (ए और बी)  के बी  उप-विवभाजिजत करके,  राज्य
सरकार ने आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ विदया ह,ै  यानी उर्ध्वावा!धर आरक्षण के तहत आने वाले आरचिक्षत
शे्रणी के पवू!  सैविनकों के उम्मीदवारों को दोहरा आरक्षण, जबविक इसके विवपरीत, याचि काकता!ओ ंजैसे अनारचिक्षत
शे्रणी के उम्मीदवारों से संबंचिधत पूव! सैविनकों के लिलए पहले उपलब्ध लाभ में काफी कLौती की गई ह।ै

(3) याचि काकता!ओ ंके वकील श्री विववेक खत्री ने तक!  विदया है विक हरिरयाणा राज्य में, शुरू में, पवू!  सैविनकों के
लिलए आरक्षण सभी वगD के पदों के लिलए एक शीष! आरक्षण Tा।इवंिदरा साहनी बनाम भारत का संघ 1 में उच्चतम
न्यायालय के विनण!य को र्ध्वायान में रखते हुए,  राज्य सरकार ने  1993 (1) एससीLी  448 की अपनी मौजूदा
नीचित की समीक्षा कीः1993(I) SCT 448 1993 SC 477
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सरकारी नौकरिरयों में अनुसूचि त जाचितयों, विपछCे वगD, पूव! सैविनकों और शारीरिरक रूप से विवकलांग लोगों के लिलए
तृतीय और  तुT!  शे्रणी के पदों का आरक्षण और विदनांक 20.07.1995 (पी -7). उक्त विनद>शों के अनुसार,
तृतीय और  तुT! शे्रणी में सरकारी नौकरिरयों में पूव! सैविनकों और शारीरिरक रूप से विवकलांगों के लिलए आरक्षण को
क्षचैितज आरक्षण बनाया गया Tा और इसे आगे अनारचिक्षत शे्रणी और विपछCे वगD के खंड  'ए'  और  'बी'  में
विवभाजिजत विकया गया Tा।हालांविक, प्रTम और विद्वतीय शे्रणी के पदों में पूव!  सैविनकों के लिलए आरक्षण में ऐसा कोई
रूपांतरण या परिरवत!न नहीं विकया गया Tा और विववाविदत विनद>श जारी होने तक यह ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण बना रहा।

(4) सुश्री श्रुचित जैन गोयल, णिशचिक्षत याचि का की अविग्रम प्रचित प्राप्त होने पर हरिरयाणा के उप महाचिधवक्ता प्रचितवादी
की ओर से पेश हुए। उसने विनण!यों पर भरोसा विकया है अविनल कुमार गुप्ता बनाम हरिरयाणा राज्य में उच्चतम
न्यायालय राजेश कुमार दरिरया बनाम राजस्Tान लोक सेवा आयोग  3;  सौरव यादव और अन्य। बनाम उcर
प्रदेश राज्य और अन्य।, एमए नं. 2641, 2018 की एस. विवशेष अवकाश याचि का (जिसविवल) संख्या 23223
विदनांक 18.12.2020 और अजीत सिंसह बनाम हरिरयाणा राज्य 4 और अचिgनी कुमार कौणिशक और अन्य बनाम
हरिरयाणा लोक सेवा आयोग 5, यह दावा करना विक आरक्षण की संवधैाविनक योजना के तहत, पूव! सैविनकों के लिलए
आरक्षण अनुच्छेद  16 (1)  के तहत प्रदान विकया गया एक विवशेष आरक्षण है जो समान्तरीय प्रकृचित का ह।ै
उन्होंने आगे कहा विक यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त जिसद्धांत है विक क्षचैितज आरक्षण समग्र आरक्षण हो
सकता है यानी खलुी प्रचितस्पधा! शे्रणी और शीष!  आरक्षण के तहत आरचिक्षत शे्रणिणयों के बी  विकसी भी उप-
विवभाजन के विबना या कम्पाL!मेंLल आरक्षण जो खलुी और अन्य आरचिक्षत शे्रणिणयों के बी  विवणिशष्ट प्रचितशत
विनधा!रिरत करता ह।ै उन्होंने आगे तक!  विदया विक वास्तव में, समूह I और II के पदों में पवू! सैविनकों के लिलए आरक्षण
को ऊर्ध्वावा!धर से क्षचैितज में  परिरवर्तितत करके और इसे आरचिक्षत शे्रणिणयों के बी  उप-विवभाजिजत करके,  राज्य
सरकार ने विपछले विनद>शों में  दोष को दरू विकया है और हरिरयाणा में  पूव!  सैविनकों के लिलए आरक्षण को सवiच्च
न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा ऊपर उजिल्ललिखत विनण!यों में तय विकए गए काननू के अनुरूप लाया है और
इसलिलए, विववाविदत विनद>शों को संविवधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मनमाना या उलं्लघन नहीं कहा जा सकता
ह।ै

2 1995(4) एससीLी 403:1995(5) एससीसी 173 3 (2007) 8 एससीसी 785

4 2011(20) एससीLी 243 5 2011(1) एससीLी 803 वाया हडैिंडग

बलवान सिंसह और एक अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य

1071

और अन्य (जसवंत सिंसह, जे.)

(5)  सबसे पहले,  हमें आरक्षण जैसे संवैधाविनक मामलों में दलीलों की गुणवcा पर अपनी व्यTा व्यक्त करनी
 ाविहए। आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य सरकार द्वारा जारी विनयमों, विनद>शों या परिरपत्रों को  ुनौती देने वाली रिरL
याचि काओ ंको बहुत ही अनौप ारिरक तरीके से संवैधाविनक प्रावधानों के उलं्लघन के आधार पर  नुौती दी जा रही
ह।ै वत!मान रिरL याचि का भी पवू!  सैविनकों के लिलए आरक्षण की प्रकृचित,  सवंिवधान में  इसके स्रोत और उसके



काया!न्वयन के संबंध में विकसी भी अणिभव न से पूरी तरह से रविहत है, ताविक विदनांविकत 23.01.2018 (P-12)
के साT-साT 30.04.2018 (P-13)  को एक वधै  नुौती दी जा सके,  जिजसके तहत पूव!  सैविनकों के लिलए
क्षचैितज आरक्षण और सीधे भत` में समूह A और B सेवाओ ंमें खलेु और आरचिक्षत शे्रणी के बी  इसके आगे उप-
विवभाजन के अलावा, पवू! सैविनकों के लिलए पहले से ही उपलब्ध क्षैचितज आरक्षण और समूह C और D सेवाओ ंमें
इसके आगे उप-विवभाजन के अलावा प्रदान विकया गया ह।ैयह र्ध्वायान विदया जाए विक हरिरयाणा राज्य में सेवाओ ंकी
विकसी भी शे्रणी में पदोन्नचित के मार्ध्वायम से विनयवुिक्तयों में पूव! सैविनकों के लिलए कोई आरक्षण नहीं ह।ै

(6) इसलिलए हम सबसे पहले संविवधान में परिरकल्किल्पत आरक्षण की योजना और प्रासंविगक मामले कानून पर संके्षप
में   ा! करना आवश्यक समझते हैं।भारत के संविवधान का अनुच्छेद 14 राज्य को कानून के समक्ष समानता या
काननूों के समान संरक्षण से इनकार करने से रोकता ह।ैअनुच्छेद 15 यह सुविनचि@त करता है विक राज्य विकसी भी
नागरिरक के साT केवल धम!,  नस्ल,  जाचित,  लिंलग,  जन्म स्Tान या उनमें से विकसी के आधार पर भेदभाव नहीं
करगेा।संविवधान का अनुच्छेद 16 साव!जविनक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता का प्रावधान करता ह।ै
अनुच्छेद  14  अपने द्वारा गारLंीकृत समानता के अचिधकार को लागू करने के उदे्दश्य से उचि त वग`करण को
स्वीकार करता है, अनुच्छेद 15 का उपखंड (3) राज्य को मविहलाओ ंऔर बच्चों के लिलए कोई विवशेष प्रावधान
करने की अनुमचित देता है, जबविक अनुच्छेद 15 का उपखंड (4) नागरिरकों के विकसी भी सामाजिजक और शचैिक्षक
रूप से विपछCे वगD या अनुसूचि त जाचितयों और अनुसूचि त जनजाचितयों के लिलए विवशेष प्रावधान करने की अनुमचित
देता ह।ैअनुच्छेद 16 (4) राज्य को नागरिरकों के विकसी भी विपछCे वग! के पक्ष में विनयवुिक्तयों या पदों में आरक्षण के
लिलए प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओ ंमें पया!प्त रूप से प्रचितविनचिधत्व
नहीं ह।ैअनुच्छेद 16 (1) के तहत वंचि त समूहों के लिलए तरजीही उप ार के रूप में अनुच्छेद 16 (4) के तहत
नहीं आने वाले वगD के लिलए आरक्षण प्रदान विकया जा सकता ह।ै

(7) सवंिवधान के अनुच्छेद 16 के संदभ!  में राज्य दो प्रकार के आरक्षण प्रदान करता है; अनुच्छेद 16 (4) में
विदए गए ऊर्ध्वावा!धर या सामाजिजक आरक्षण और अनुच्छेद 16 (1) से संबंचिधत क्षचैितज या विवशेष आरक्षण।जबविक
अनुसूचि त जाचितयों के लिलए आरक्षण, अनुसूचि त
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जनजाचितयों और अन्य विपछCे वगD को अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रदान विकया जाता ह,ै  राज्य द्वारा अनुच्छेद
16 (1) के तहत शारीरिरक रूप से विवकलांग, पूव!  सैविनकों, उत्कृष्ट या योग्य लिखलाविCयों के लिलए विवशेष आरक्षण
प्रदान विकया जाता ह।ैक्षैचितज आरक्षण का एक और उदाहरण संविवधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत मविहलाओं
के लिलए आरक्षण ह।ै

(8) ऊर्ध्वावा!धर और क्षचैितज आरक्षण की अवधारणा को इदं्र साहनी बनाम भारत संघ, 1993 (1) एससीLी 
448; 1993 एआईआर एससी 477 में नौ न्यायाधीशों की संविवधान पीठ द्वारा विनम्नलिललिखत शब्दों में समझाया
गया हःै

“832. हमारा यह भी मानना ह ैविक 50 प्रचितशत का यह विनयम केवल अनुच्छेद 16 (4) के तहत विपछCे वगD के
पक्ष में आरक्षण पर लागू होता ह।ैइस समय एक छोLा सा स्पष्टीआदेशण विदया जाना आवश्यक हःैसभी आरक्षण
समान प्रकृचित के नहीं हैं।दो प्रकार के आरक्षण हैं,  जिजन्हें  सुविवधा के लिलए  'ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण'  और  'क्षचैितज
आरक्षण' के रूप में संदर्थिभत विकया जा सकता ह।ैअनुसूचि त जाचित, अनुसूचि त जनजाचित और अन्य विपछCे वगD
(अनुच्छेद 16 (4) के तहत) के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण कहा जा सकता है, जबविक शारीरिरक रूप



से विवकलांगों के पक्ष में आरक्षण (अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत) को क्षचैितज आरक्षण के रूप में संदर्थिभत
विकया जा सकता ह।ैक्षैचितज आरक्षण ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण को काLते हैं जिजसे इLंर-लॉक आरक्षण कहा जाता ह।ै
अचिधक सLीक होने के लिलए, मान लीजिजए विक 3 प्रचितशत रिरविक्तयां शारीरिरक रूप से विवकलांग व्यविक्तयों के लिलए
आरचिक्षत हैं,  यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंचिधत आरक्षण होगा।इस कोLे के लिलए  नेु गए व्यविक्तयों को
उपयकु्त शे्रणी में रखा जाएगा; यविद वह एस. सी. शे्रणी से संबंचिधत है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस
कोLे में रखा जाएगा; इसी तरह, यविद वह खलुी प्रचितयोविगता (ओ. सी.) से संबंचिधत ह।ै शे्रणी में, उसे आवश्यक
समायोजन करके उस शे्रणी में रखा जाएगा।इन क्षैचितज आरक्षणों का प्रावधान करने के बाद भी,  नागरिरकों के
विपछCे वग!  के पक्ष में आरक्षण का प्रचितशत बना हुआ है और बना रहना  ाविहए।हमारे कई राज्यों में इन आरक्षणों
पर इस तरह से काम विकया जाता ह ैऔर इस प्रविrया को जारी नहीं रखने का कोई कारण नहीं ह।ै

(9) उcर प्रदेश राज्य ने 17 मई 1994 के पत्र के मार्ध्वायम से स्वतंत्रता सेनाविनयों, मृत या विवकलांग सैविनकों,
शारीरिरक रूप से विवकलांग उम्मीदवारों और पहाCी के्षत्रों और उcरां ल के्षत्रों से संबंचिधत उम्मीदवारों के आणिश्रतों
को 15 प्रचितशत ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण प्रदान विकया।

बलवान सिंसह और एंदर बनाम हरिरयाणा राज्य
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और अन्य (जसवंत सिंसह, जे.)

उक्त पत्र के आधार पर चि विकत्सा महाविवद्यालयों में प्रवेश के लिलए लखनऊ विवgविवद्यालय द्वारा विदए गए आरक्षण को
न्यायालय में  ुनौती दी गई Tी

स्वाचित गुप्ता बनाम उcर प्रदेश राज्य 6,  जो इस आधार पर दी गई Tी विक मेचिडकल कॉलेजों में  65 प्रचितशत
सामान्य सीLों का आरक्षण संविवधान के अनुच्छेद 16,14,19 और 21 के तहत संवधैाविनक गारLंी और इवंिदरा
साहनी के मामले में अदालत द्वारा विनधा!रिरत अनुपात का उलं्लघन Tा। मामले विव ाराधीनता रहने के दौरान, उcर
प्रदेश राज्य ने 15 प्रचितशत आरक्षण को क्षैचितज बनाते हुए एक और काया!लय आदेश जारी विकया।न्यायालय ने
इस प्रकार विनण!य विदयाः

“3. इसी तरह, सामान्य शे्रणी के लिलए 35 प्रचितशत सीLें आरचिक्षत करने वाले परिरपत्र में अन्य दोष को हLा विदया
गया ह।ै ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण अब सामान्य शे्रणी के लिलए 50 प्रचितशत और अनुसूचि त जाचित, अनुसूचि त जनजाचित
और विपछCे वगD के लिलए 50 प्रचितशत ह।ै पहले के परिरपत्र में उजिल्ललिखत विवणिभन्न शे्रणिणयों के लिलए 15 प्रचितशत का
आरक्षण,  जिजसने ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण के कारण सामान्य शे्रणी को घLाकर 35 प्रचितशत कर विदया Tा,  अब इसे
सभी सीLों पर विवस्तारिरत करने वाले संशोचिधत परिरपत्र में क्षचैितज बना विदया गया ह।ै आरक्षण अब सामान्य शे्रणी में
नहीं ह।ै संशोचिधत परिरपत्र में  सभी सीLों को दो शे्रणिणयों में  विवभाजिजत विकया गया है-एक सामान्य और दसूरी
आरचिक्षत।दोनों  को  50  प्रचितशत आवंविLत विकया गया ह।ै  परिरपत्र के पैराग्राफ  2  में  बताया गया है  विक जिजन
उम्मीदवारों का  यन योग्यता के आधार पर विकया जाता है और वे पैराग्राफ 1 में उजिल्ललिखत शे्रणी के होते हैं, उन्हें
सामान्य या पुनः सेवा शे्रणी में समायोजिजत विकया जाएगा, जो इस बात पर विनभ!र करता है विक वे विकस शे्रणी से
संबंचिधत हैं, इस तरह का आरक्षण इंविदरा साहनी (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा कही गई बात के विवपरीत नहीं
ह।ै” (जोर विदया गया)



(10) अविनल कुमार गपु्ता के मामले (ऊपर) में, न्यायालय ने उcर प्रदेश राज्य में चि विकत्सा पाठ्यrमों में प्रवेश
के लिलए पहाCी के्षत्रों और उcरां ल के्षत्रों के उम्मीदवारों के लिलए सीLों के आरक्षण के संबंध में मुदे्द पर विव ार
विकया।उcर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप Lंडन 7 के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया विक पहाCी के्षत्रों और
उcराखंड के्षत्रों से संबंचिधत उम्मीदवारों के पक्ष में सीLों का आरक्षण संविवधान के अनुच्छेद 15 (4) के अT!  के
भीतर आरक्षण ह,ै यानी वे नागरिरकों के सामाजिजक और शचैिक्षक रूप से विपछCे वगD के पक्ष में आरक्षण हैं, हालांविक
इसे गलत तरीके से अनुच्छेद 15 (1) के तहत आरक्षण माना गया ह।ै राजेश कुमार दरिरया में, 6 (1995) 2
एस. सी. सी. 56
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उच्चतम न्यायालय ने मविहलाओ ंके लिलए 20 प्रचितशत आरक्षण लागू करने के मुदे्द पर विव ार विकया। न्यायालय के
समक्ष यह तक!  विदया गया विक यद्यविप मविहलाओं के लिलए आरक्षण क्षचैितज प्रकृचित का है,  राजस्Tान लोक सेवा
आयोग ने ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण के जिसद्धांतों को लागू विकया ह।ै उक्त मुदे्द पर विव ार-विवमश!  करते हुए, न्यायालय ने
ऊर्ध्वावा!धर और क्षचैितज आरक्षण और उनके काया!न्वयन की प्रविrया के बी  के अंतर को संके्षप में समझायाः

“7. दसूरा ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण और क्षैचितज आरक्षण की प्रकृचित के बी  के अंतर से संबंचिधत ह।ै अनुच्छेद 16
(4)  के  तहत अनुसूचि त जाचित,  अनुसूचि त जनजाचित और अन्य विपछCा वग!  के पक्ष में  सामाजिजक आरक्षण
'ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण' हैं। अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत शारीरिरक रूप से विवकलांग, मविहलाओ ंआविद के
पक्ष में विवशेष आरक्षण 'क्षचैितज आरक्षण'  हैं। जहां अनुच्छेद  16 (4)  के तहत विपछCे वग!  के पक्ष में ऊर्ध्वावा!धर
आरक्षण विदया जाता ह,ै ऐसे विपछCे वग! के उम्मीदवार गैर-आरचिक्षत पदों के लिलए प्रचितस्पधा! कर सकते हैं और यविद
उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरचिक्षत पदों पर विनयकु्त विकया जाता ह,ै  तो उनकी संख्या को संबंचिधत
विपछCे वग!  के लिलए आरचिक्षत कोLे के लिखलाफ नहीं विगना जाएगा। इसलिलए, यविद अनुसूचि त जाचित के उम्मीदवारों
की संख्या,  जो अपनी योग्यता से,  प्रचितयोविगता रिरविक्तयों को खोलने के लिलए  नेु जाते हैं,  अनुसूचि त जाचित के
उम्मीदवारों के लिलए आरचिक्षत पदों के प्रचितशत के बराबर या उससे अचिधक ह,ै तो यह नहीं कहा जा सकता है विक
अनुसूचि त जाचित के लिलए आरक्षण कोLा भरा गया ह।ैखलुा प्रचितयोविगता शे्रणी के तहत  यविनत लोगों के अलावा
पूरा आरक्षण कोLा बरकरार रहेगा और उपलब्ध होगा। [इवंिदरा साहनी (सुप्रा), आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब
राज्य (1995 (2) एस. सी. सी. 745), भारत सघं बनाम विवरपाल सिंसह  ौहान (1995 (6) एस. सी. सी.
684 और रिरतेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल (1996 (3) एस. सी. सी. 253)। लेविकन ऊर्ध्वावा!धर
(सामाजिजक)  आरक्षण पर लागू  उपरोक्त जिसद्धांत क्षचैितज  (विवशेष)  आरक्षण पर लागू नहीं होगा।जहां अनुसूचि त
जाचितयों के लिलए सामाजिजक आरक्षण के भीतर मविहलाओ ंके लिलए एक विवशेष आरक्षण प्रदान विकया जाता है, वहां
योग्यता के आदेश में अनुसूचि त जाचितयों के लिलए कोLा भरने और विफर उनमें से उम्मीदवारों की संख्या का पता
लगाने की उचि त प्रविrया है जो 'अनुसूचि त जाचित-मविहला' के विवशेष आरक्षण समूह से संबंचिधत हैं। यविद ऐसी सू ी
में मविहलाओ ंकी संख्या विवशेष आरक्षण कोLे की संख्या के बराबर या उससे अचिधक है, तो विवशेष आरक्षण कोLे
के लिलए आगे  यन की कोई आवश्यकता नहीं ह।ैकेवल अगर कोई कमी है,  तो बालवन सिंसह और ए.  एन.  ए.
आर. बनाम हरिरयाणा राज्य की अपेचिक्षत संख्या

1075



और अन्य (जसवंत सिंसह, जे.)

अनुसूचि त जाचित की मविहलाओ ंको अनुसूचि त जाचित से संबंचिधत स ूी के विन ले भाग से संबंचिधत उम्मीदवारों की
संख्या को हLाकर लेना होगा। इस हद तक, क्षचैितज (विवशेष) आरक्षण ऊर्ध्वावा!धर (सामाजिजक) आरक्षण से अलग
ह।ै इस प्रकार ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण कोLे के भीतर योग्यता के आधार पर  ुनी गई मविहलाओ ंको मविहलाओ ंके लिलए
क्षचैितज आरक्षण के लिखलाफ विगना जाएगा।” (ज़ोर विदया गया)

(11) भूतपूव!  सवैिनकों के लिलए आरक्षण की प्रकृचित के संबंध में मुद्दा अजीत सिंसह बनाम हरिरयाणा राज्य 2011
(20) एस. सी. Lी. 243 मामले में इस उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के विव ार के लिलए आया, जिजसमें एकल
न्यायाधीश द्वारा विनम्नलिललिखत दो मुद्दों पर एक संदभ!  विदया गया Tाः(i) भूतपूव!  सवैिनकों के लिलए प्रदान विकए गए
आरक्षण की प्रकृचित क्या होगी अTा!त क्या वे सामाजिजक आरक्षण होंगे या वे भारत के संविवधान के अनुच्छेद 16
(3) और 16 (4) द्वारा अनुर्ध्वायात विवशेष आरक्षण होंगे? और (ii) क्या भूतपवू!  सैविनक शे्रणी के लिलए आरचिक्षत
पदों को ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण पर लागू काननू द्वारा विनधा!रिरत पाठ्यrम का पालन करके या क्षैचितज आरक्षण के
मामलों में अपनाए गए पाठ्यrम का पालन करके भरा जाना  ाविहए?

खण्ड पीठइदं्र साहनी; स्वाचित गुप्ता, अविनल कुमार गुप्ता; राजेश कुमार दरिरया और आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग
बनाम बालोजी बढावत और अन्य 8 में विदए गए विनण!यों का विवस्तार से उले्लख विकया गया ह।ै

और विनम्नलिललिखत जिसद्धांतों को तयैार विकयाः“ऊपर उजिल्ललिखत विनण!यों को र्ध्वायान में रखते हुए, विनम्नलिललिखत 
जिसद्धांतों को कम विकया जा सकता हःै(i) शारीरिरक रूप से विवकलांग, पवू! सैविनकों, स्वतंत्रता सेनाविनयों और 
मविहलाओ ंके आणिश्रतों आविद के लिलए आरक्षण क्षचैितज आरक्षण हैं।(ii) क्षचैितज आरक्षण से संबंचिधत उम्मीदवार 
विनम्नलिललिखत तरीके से ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण में कLौती करेंगेः

(क) सबसे पहले मुक्त शे्रणी के उम्मीदवारों के लिलए सीLें योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी।

(ख) दसूरा, ऊर्ध्वावा!धर आरचिक्षत शे्रणिणयों के लिलए विनधा!रिरत सीLों को उनके अपने कोLे में योग्यता के आधार पर 
भरा जाएगा।

(ग) तीसरा, क्षचैितज आरचिक्षत शे्रणी से संबंचिधत उम्मीदवारों की संख्या के बराबर सीLें और भी बाक़ी रहती हैं।
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ऊर्ध्वावा!धर आरचिक्षत शे्रणी के भीतर, ऊर्ध्वावा!धर आरचिक्षत शे्रणी में उपयोग विकया जाएगा।ऊर्ध्वावा!धर आरचिक्षत शे्रणी में 
विनम्न उम्मीदवार उसके लिलए रास्ता बनाएगा।

(घ)  ौTा, यविद क्षचैितज आरचिक्षत शे्रणी से संबंचिधत कोई उम्मीदवार आरक्षण की विकसी भी शे्रणी से संबंचिधत नहीं
ह,ै तो खलुी शे्रणी में एक उम्मीदवार ऐसी आरचिक्षत शे्रणी के लिलए रास्ता बनाएगा ताविक क्षचैितज आरचिक्षत शे्रणी के
लिलए विनधा!रिरत सीLों के कोLे को पूरा विकया जा सके।



(ङ) अंत में, मविहला उम्मीदवारों के मामले में, जो विकसी विवशेष आरक्षण या सामाजिजक आरक्षण के अंतग!त आती
हैं, ऐसे उम्मीदवार को मविहलाओ ंऔर सामाजिजक आरक्षण दोनों के लिलए कोLा विनधा!रिरत करने के लिलए र्ध्वायान में
रखा जाएगा।( ज़ोर विदया गया)

(12) उcर प्रदेश पुलिलस के लिलए कांस्Lेबलों की भत` के लिलए शुरू की गई  यन प्रविrया में, राज्य सरकार ने
'सामान्य मविहला शे्रणी' की सीLों के संबंध में 'ओ. बी. सी. मविहला शे्रणी' के उम्मीदवारों के दावे पर विव ार करने
से इनकार कर विदया,  जिजसे सौरव यादव और अन्य अन्य उcर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में  उच्चतम
न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष  ुनौती दी गई Tी।  9.ऊर्ध्वावा!धर  (सामाजिजक)  और क्षचैितज
(विवशेष) आरक्षण के बी  अंतर को स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने गुजरात, राजस्Tान, महाराष्ट्र  और उcराखंड के
उच्च न्यायालय द्वारा लिलए गए विव ार की पुविष्ट की विक आरचिक्षत शे्रणी के उम्मीदवार,  ाहे वे ऊर्ध्वावा!धर या क्षचैितज के
रूप में इस तरह के आरक्षण का दावा करते हैं, हमेशा अपनी योग्यता के आधार पर खलुी शे्रणी से सीL का दावा
करने के हकदार हैं, बशत> विक उन्होंने कोई विवशेष लाभ नहीं लिलया हो या उसका लाभ नहीं उठाया हो जो उन्हें
खलुी/सामान्य शे्रणी में विव ार करने से वंचि त कर सकता हो।ऊर्ध्वावा!धर और क्षचैितज आरक्षण की विवशेषताओ ंऔर
उनकी परस्पर विrया को विनण!य के विनम्नलिललिखत पैरास में संके्षविपत विकया गया हःै

“52. ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण की विवशेषताएं इस प्रकार हैं

(i) उन्हें खलुी शे्रणी, या विनर्दिदष्ट उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की शे्रणिणयों द्वारा नहीं भरा जा सकता है
और  उन्हें  केवल  संबंचिधत  सामाजिजक  शे्रणी  (अनुसूचि त  जाचित/अनुसूचि त  जनजाचित/अन्य  विपछCा  वग!)  के
उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना है; (ii) मेधावी प्रदश!न के आधार पर आरचिक्षत (विनर्दिदष्ट शे्रणी) से अनारचिक्षत (खलुी
शे्रणी) स्लॉL में गचितशीलता ('माइग्रेशन') संभव ह।ै
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(iii) आरचिक्षत शे्रणी से खलुी शे्रणी में स्Tानांतरण के मामले में, आरचिक्षत शे्रणी में रिरविक्त को उसी विनर्दिदष्ट शे्रणी के
विकसी अन्य व्यविक्त द्वारा भरा जाना  ाविहए, जो रैंक में कम हो।

(iv) यविद उम्मीदवारों की कमी के कारण विनर्दिदष्ट शे्रणिणयों द्वारा रिरविक्तयों को भरा नहीं जा सकता है, तो रिरविक्तयों को
'आगे बढ़ाया' जाना  ाविहए या विनयमों द्वारा उचि त रूप से विनपLा;k जाना  ाविहए।

53. दसूरी ओर क्षचैितज आरक्षण, अपने स्वभाव से, अनुलं्लघनीय पूल या पत्Tर में नक्काशीदार नहीं हैं।वे अपने
ओवरलपै पर आधारिरत हैं और 'इLंरलॉकिंकग' आरक्षण हैं।एक अगली कCी के रूप में, उनकी गणना न्यायाधीश
ललिलत के फैसले के पैराग्राफ  11  में  स्पष्टता के साT विनधा!रिरत विवणिभन्न कदमों को लागू  करके अनुलं्लघनीय
'ऊर्ध्वावा!धर' (या  'सामाजिजक')  आरक्षण कोLा के साT समवत` रूप से की जानी ह।ैइन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा
सकता ह।ैक्षचैितज आरक्षण कोLा भरने के लिलए लागू होने वाला पहला विनयम समायोजन का है, अTा!त यह जां 



करना विक क्या योग्यता के आधार पर विकसी क्षचैितज शे्रणी को खलुी शे्रणी में योग्यता सू ी में समायोजिजत विकया
जाता ह,ै और विफर, विवशेष विनर्दिदष्ट/सामाजिजक आरक्षण के भीतर ऐसी क्षचैितज शे्रणी के लिलए कोLा में।”

(13) इस प्रकार, उपरोक्त को र्ध्वायान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से तय विकया गया है विक पूव! सवैिनकों के लिलए
आरक्षण एक विवशेष आरक्षण है जैसा विक संविवधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत विव ार विकया गया है और एक
क्षचैितज आरक्षण होने के कारण, यह आरक्षण के भीतर एक आरक्षण ह।ै

(14) श्री खत्री का प्राTविमक तक! , जो हमार ेअनुसार तत्काल याचि का में उठाया गया पहला मुद्दा है विक "समहू ए
और बी शे्रणी में सीधी भत` में पूव!  सैविनकों के लिलए 5 प्रचितशत आरक्षण को ऊर्ध्वावा!धर से क्षचैितज में परिरवर्तितत
करके, राज्य सरकार ने आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ गलत तरीके से विदया है, यानी आरचिक्षत शे्रणी के
कम! ारिरयों को दोहरा लाभ विदया है, जिजससे सामान्य शे्रणी से संबंचिधत पूव! सैविनकों के प्रचित पूवा!ग्रह पैदा होता है",
खारिरज विकया जाना तय है क्योंविक यह न केवल क्षैचितज आरक्षण की प्रकृचित और अवधारणा के विवपरीत ह,ै जैसा
विक यहां ऊपर विनष्कष!  विनकाला गया है, बल्किल्क स्वाभाविवक रूप से भी गलत ह।ै क्षैचितज आरक्षण की योजना के
तहत आरक्षण का उदे्दश्य सेवा प्राप्त शे्रणी के उम्मीदवारों को उनकी संबंचिधत शे्रणिणयों तक सीविमत करना नहीं है,
बल्किल्क इवंिदरा साहनी के पैरा 829 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अविनवाय! अचिधकतम आरक्षण की 50 प्रचितशत सीमा
के भीतर ऊर्ध्वावा!धर और क्षचैितज आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना ह।ै विनण!य के प्रासंविगक पैराग्राफ़, जहाँ तक
साम्मचित ह,ै विनम्नानुसार पनुः प्रस्तुत विकए गए हःै
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“829. उपरोक्त   ा! से जो अLूL विनष्कष!  विनकलता है वह यह है विक अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अनुर्ध्वायात
आरक्षण 50 प्रचितशत से अचिधक नहीं होना  ाविहए।

830. जबविक 50 प्रचितशत विनयम होगा, यह आवश्यक है विक इस देश और लोगों की महान विवविवधता में विनविहत
कुछ असाधारण ल्किस्Tचितयों को र्ध्वायान से न रखा जाए।ऐसा हो सकता है विक दरू-दराज के और दरूदराज के के्षत्रों में
रहने वाली आबादी राष्ट्र ीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने के कारण और उनके लिलए विवणिशष्ट और विवणिशष्ट
परिरल्किस्Tचितयों को देखते हुए, एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता हो, इस सख्त विनयम में कुछ छूL
अविनवाय!  हो सकती ह।ैऐसा करने में, अत्यचिधक सावधानी बरतनी  ाविहए और एक विवशेष मामला बनाया जाना
 ाविहए।

835.  दसूरी ओर Tॉमस में र,े  सी.  जे.  द्वारा अपनाया गया दृविष्टकोण ह।ै  50 प्रचितशत विनयम की शुद्धता पर
विववाद नहीं करते हुए भी वह इसे पूरी सेवा पर लागू करते प्रतीत होते हैं। हमारी राय में , र,े सी. जे. द्वारा अपनाया
गया दृविष्टकोण अनुच्छेद 16 के अनुरूप नहीं होगा।यह स  है विक विपछCे वग!, जो ऐचितहाजिसक सामाजिजक अन्याय
के णिशकार हैं, जो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, राज्य के तहत सेवाओ ंमें उचि त रूप से प्रचितविनचिधत्व
नहीं करते हैं, लेविकन इस असंतुलन को एक या दो साल में दरू करना संभव नहीं हो सकता ह।ै एक चि त्रण लेकर
ल्किस्Tचित को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता ह।ै एक इकाई/सेवा/संवग!  लें जिजसमें  1000 पद हों। अनुसूचि त
जनजाचितयों,  अनुसूचि त जाचितयों और अन्य विपछCे वगD के लिलए आरक्षण 50 प्रचितशत ह,ै  जिजसका अT!  है विक



1000 पदों में से 500 पद इन वगD के सदस्यों के पास होने  ाविहए, यानी 270 अन्य विपछCे वगD के पास,
150 अनुसूचि त जाचितयों के पास और 80 अनुसूचि त जनजाचितयों के पास होने  ाविहए।मान लीजिजए, विकसी विदए
गए समय पर इकाई/सेवा/शे्रणी में O.B.Cs के सदस्यों की संख्या केवल 50 ह,ै जो 220 की एक छोLी विगरावL
ह।ैइसी तरह अनुसूचि त जाचित और अनुसूचि त जनजाचित के सदस्यों की संख्या rमशः केवल 20 और 5 ह,ै
130 और 75 की कमी ह।ैयविद पूरी सेवा/संवग! को एक इकाई के रूप में लिलया जाता है और काय! स ंय को पूरा
करने की कोणिशश की जाती है, तो खलेु प्रचितस्पधा!  ैनल को कई वषD तक पूरी तरह से बंद करना पCता है जब
तक विक सभी विपछCे वगD के सदस्यों की संख्या  500 तक नहीं पहु ं जाती है,  यानी जब तक विक उनमें से
प्रत्येक के लिलए विनधा!रिरत कोLा नहीं भर जाता ह।ै इसमें काफी साल लग सकते हैं क्योंविक हर साल होने वाली
रिरविक्तयों की संख्या ।
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बहुत ज़्यादा या अत्याचिधक नहीं है इस बी ,  खलुी प्रचितयोविगता शे्रणी के सदस्य आयु वर्जिजत और अयोग्य हो
जाएंगे। उनके मामले में  अवसर की समानता केवल एक मृगया बन जाएगी। यह याद रखना  ाविहए विक खंड
(1) द्वारा आgस्त अवसर की समानता देश के प्रत्येक नागरिरक के लिलए है, जबविक खंड (4) सामाजिजक रूप से
वंचि त वगD के पक्ष में विवशेष प्रावधान करने पर विव ार करता ह।ैदोनों को एक-दसूरे के लिखलाफ संतुलिलत होना
 ाविहए। विकसी को भी दसूर ेको ग्रहण करने की अनुमचित नहीं दी जानी  ाविहए।उपरोक्त कारणों से, हमारा मानना है
विक 50 प्रचितशत प्रचित वष! के विनयम को लागू करने के उदे्दश्य से इकाई के रूप में लिलया जाना  ाविहए, न विक कैडर,
सेवा या इकाई की पूरी ताकत, जैसा भी मामला हो।”

(जोर विदया गया) (15) डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाविLल बनाम मुख्यमंत्री ,एवं अन्य में हाल ही में विदए गए विनण!य
में।, 2020 की जिसविवल अपील न. 3123 आई डी 2, (2021 ए. एल. एल. एस. सी. आर. 948 के रूप में
सचूि त)  पर विनण!य लिलया गया,  उच्चतम न्यायालय की पां  न्यायाधीशों की संवैधाविनक पीठ ने सव!सम्मचित से
नौकरिरयों और णिशक्षा में मराठों के लिलए आरक्षण प्रदान करने वाले 2018 के महाराष्ट्र  काननू को घोविषत विकया,
जिजससे ऊर्ध्वावा!धर (सामाजिजक) आरक्षण को rमशः 63 प्रचितशत और 62 प्रचितशत तक बढ़ा विदया गया, और पुविष्ट
की विक कुल आरक्षण पर  50  प्रचितशत की सीमा  अलंघनीय Tी।इसने  इवंिदरा  साहनी  को  50  प्रचितशत की
अचिधकतम सीमा पर पुनर्दिव ार के लिलए एक बCी पीठ के पास भेजने से इनकार कर विदया, जिजसमें कहा गया Tा
विक आरक्षण पर 50 प्रचितशत की अचिधकतम सीमा समानता को बनाए रखने के लिलए है और 50 प्रचितशत की
सीमा का भंग जाचित शासन पर आधारिरत समाज का विनमा!ण करगेा।न्यायालय की प्रासंविगक विLप्पणिणयां इस प्रकार
हःै

“164. 50 प्रचितशत की सीमा को बदलने के लिलए एक ऐसा समाज होना  ाविहए जो समानता पर आधारिरत न हो
बल्किल्क जाचित शासन पर आधारिरत हो।लोकतंत्र हमारे संविवधान की एक अविनवाय!  विवशेषता है और हमारी मूल
संर ना का विहस्सा ह।ैयविद आरक्षण 50 प्रचितशत की सीमा से ऊपर जाता है जो विक एक उचि त सीमा है, तो यह
विफसलन भरा ढलान होगा, राजनीचितक दबाव, इसे शायद ही कम कर पाएगा।इस प्रकार, पूछे गए प्रश्न का उcर
यह है विक 50 प्रचितशत का प्रचितशत तक! सगंतता के जिसद्धांत पर आया है और अनुच्छेद 14 द्वारा विनविहत समानता
प्राप्त ह,ै जिजसमें से अनुच्छेद 15 और 16 पहलू हैं।”



(जोर विदया गया) (16) एक सहायक मुद्दा जिजस पर यहां र्ध्वायान देने की आवश्यकता है, वह यह ह ैविक खलुी शे्रणी
या कोLे के लिलए आवंविLत सीLों का दावा विकसी भी और हर विकसी के द्वारा विकया जा सकता है जो योग्यता के
आधार पर सीL या पद का दावा करने का हकदार है, जिजसमें 1080 से संबंचिधत उम्मीदवार भी शाविमल होंगे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरिरयाणा

2021(1)

आरचिक्षत शे्रणिणयाँ। इसके अलावा, खलुी शे्रणी उन लोगों के लिलए 'आरचिक्षत' शे्रणी नहीं है जो विकसी अन्य आरचिक्षत
शे्रणी से संबंचिधत नहीं हैं, लेविकन सभी के लिलए खलुी ह।ैसौरभ यादव (उपरोक्त) मामले में, माननीय न्यायालय ने
दोहराया विक अनुसूचि त जाचित, अनुसूचि त जनजाचित और अन्य विपछCा वग! जैसी आरचिक्षत शे्रणिणयों के उम्मीदवारों
को खलुी या सामान्य शे्रणी के तहत विनयकु्त विकया जा सकता है, यविद वे अपनी योग्यता के आधार पर अह!ता प्राप्त
करते हैं, ताविक उन्हें आरचिक्षत शे्रणी के तहत नहीं विगना जाए।इस जिसद्धांत का सारांश उनके अचिधपत्य प्रभुता भL
ने फैसले के अनुच्छेद 58 में विदया ह ैजो इस प्रकार हःै-

“58.  मैं  यह  कहकर  समापन  करंूगा  विक  आरक्षण,  ऊर्ध्वावा!धर  और  क्षचैितज  दोनों,  साव!जविनक  सेवाओं में
प्रचितविनचिधत्व सुविनचि@त करने के तरीके हैं। इन्हें कठोर  "स्Tान"  के रूप में नहीं देखा जाना  ाविहए,  जहां एक
उम्मीदवार की योग्यता को बंद कर विदया जाता है, यविद राज्य का तक!  स्वीकार विकया जाये ऐसा करने से, एक
सांप्रदाचियक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिजक वग! अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीविमत हो जाएगा इस
प्रकार यह योग्यता को नकारता ह।ै खलुी शे्रणी सभी के लिलए खलुी है, और एक उम्मीदवार के लिलए इसमें विदखाई
जाने  वाली  एकमात्र शत!  योग्यता  है,  भले ही  विकसी  भी  प्रकार  का आरचिक्षत लाभ उसके लिलए उपलब्ध हो,
"इसलिलए, पहला तक!  असमT!नीय ह ैऔर इसलिलए खारिरज कर विदया गया ह।ै

(17) अब, हम दसूरे मुदे्द की ओर बढ़ेंगे जो हमारे विव ार के लिलए है वह है की क्या पूव!  सैविनकों के लिलए क्षचैितज
आरक्षण का अन्य शे्रणिणयों में  उप-विवभाजन;  ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण के तहत खलुी शे्रणी और आरचिक्षत शे्रणिणयां
मनमाना/ एकपक्षीय और क्या यह सवंिवधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उलं्लघन ह?ै

(17.1)  क्षचैितज  आरक्षण एक  समग्र  आरक्षण या बँLा  हुआ/विवभाजिजत/खंचिडये आरक्षण हो  सकता  ह।ै  समग्र
आरक्षण के मामले में, आरक्षण का प्रचितशत विबना विकसी उप-वग`करण के विनधा!रिरत विकया जाता है और यह  खलुा
और आरचिक्षत सविहत सभी शे्रणिणयों के लिलए  'समग्र'  आधार पर प्रदान विकया जाता ह।ै इसके विवपरीत,  खंडीय
आरक्षण में, क्षचैितज आरक्षण के लिलए आरचिक्षत सीLों को आनुपाचितक रूप से ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण के बी  विवभाजिजत
विकया जाता है जो प्रत्येक शे्रणी के ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण को एक विवणिशष्ट प्रचितशत के साT प्रदान करता है और यह
विवविनमेय या अंतर-हस्तांतरणीय नहीं ह।ै खंचिडये आरक्षण न केवल क्षैचितज आरक्षण के काया!न्वयन में जविLलताओं
को दरू करता है या कम करता है, बल्किल्क विकसी भी आरचिक्षत शे्रणी या खलुी सीLों के लिखलाफ प्रचितस्पधा! करने
वाले उम्मीदवार के प्रचित पूवा!ग्रह की संभावनाओ ंको भी समाप्त करता ह।ै

बलवान सिंसह और एक अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य
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(17.2) अविनल कुमार गुप्ता के मामले में, सवiच्च न्यायालय ने समग्र आरक्षण के विवपरीत शे्रणीबद्ध आरक्षण की
अवधारणा को समझाया। न्यायालय ने उदाहरण के साT यह भी समझाया विक क्षचैितज आरक्षण को विनम्नानुसार
क्यों विवभाजिजत विकया जाना  ाविहए l

“17. 17 विदसंबर, 1994 की संशोचिधत अचिधस ूना और लखनऊ विवgविवद्यालय द्वारा जारी उपरोक्त शुचिद्धपत्र
पर सावधानीपूव!क विव ार करने पर, हमारी राय है विक इसमें प्रयकु्त अस्पष्ट भाषा को देखते हुए, इस प्रश्न का एक
विनचि@त उcर देना संभव नहीं है  विक क्षचैितज आरक्षण समग्र आरक्षण हैं या विवभाजिजत आरक्षण।हम इन दोनों
अणिभव्यविक्तयों की व्याख्या कर सकते हैं।जहां क्षैचितज आरक्षण के लिलए आरचिक्षत सीLें आनपुाचितक रूप से ऊर्ध्वावा!धर
(सामाजिजक)  आरक्षणों के बी  विवभाजिजत हैं और अंतर-हस्तांतरणीय नहीं हैं,  तो यह विवभाजिजत आरक्षण का
मामला होगा।हम स्पष्ट कर सकते हैं विक हम क्या कहते हैं इसी मामले को लीजिजए। कुल 746 सीLों में से 112
सीLें (पंद्रह प्रचितशत का प्रचितविनचिधत्व करने वाली) विवशेष आरक्षण उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी  ाविहए। साT ही,
अन्य विपछCे वगD के पक्ष में सामाजिजक आरक्षण 27 प्रचितशत है जिजसका अT!  है O.B.Cs के लिलए 201 सीLें।
यविद 112 विवशेष आरक्षण सीLों को भी ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. Lी. के बी  आनुपाचितक
रूप से विवभाजिजत विकया जाता है, तो ओ. बी. सी. शे्रणी को 30 सीLें आवंविLत की जाएंगी। दसूरे शब्दों में, तीस
विवशेष शे्रणी के छात्रों को ओ. बी. सी. शे्रणी में समायोजिजत विकया जा सकता ह।ै लेविकन मान लीजिजए विक ओ. बी.
सी. से संबंचिधत केवल दस विवशेष आरक्षण उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो इन दस उम्मीदवारों को विनचि@त रूप से ओ.
बी.  सी.  कोLे के बी  आवंविLत विकया जाएगा,  लेविकन शेष बीस सीLों को ओ.  सी.  शे्रणी में स्Tानांतरिरत नहीं
विकया जा सकता है  (वे केवल ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिलए उपलब्ध होंगे) या उस मामले के लिलए, विकसी
अन्य शे्रणी में; यह इस प्रकार होगा विक विवशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेचिक्षत संख्या (373 में से 56) ओ.
सी. शे्रणी में उपलब्ध हैं या नहीं। विवशेष आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण वगD (ओ. सी., ओ. बी. सी., एस.
सी. और एस. Lी.) में एक पानी से तंग चिडब्बे होगा।इसके विवपरीत, समग्र आरक्षण में जो होता है वह यह है विक
विवशेष आरक्षण के छात्रों को उनकी संबंचिधत सामाजिजक आरक्षण शे्रणी में आवंविLत करते समय, विवशेष आरक्षण
शे्रणिणयों के पक्ष में समग्र आरक्षण का सम्मान विकया जाना बाकी ह।ैइसका मतलब है विक उपरोक्त चि त्रण में, शेष
बीस सीLों को ओ.  सी.  शे्रणी में स्Tानांतरिरत कर विदया जाएगा,  जिजसका अT!  है विक ओ.  सी.  शे्रणी में विवशेष
आरक्षण उम्मीदवारों की संख्या ।

56+20=76 होगी इसके अलावा, यविद एस. सी. और एस. Lी. से संबंचिधत कोई विवशेष आरक्षण उम्मीदवार
उपलब्ध नहीं है तो एस. सी. और एस. Lी. में विवशेष आरक्षण उम्मीदवारों के लिलए आनुपाचितक सीLों की संख्या
भी ओ. सी. शे्रणी को स्Tानांतरिरत  कर दी जाएगी परिरणाम यह होगा विक 112 के अपने कोLे को पूरा करने के
लिलए 102 विवशेष आरक्षण उम्मीदवारों को ओ. सी. शे्रणी में समायोजिजत करना होगा। इसके विवपरीत यह भी हो
सकता ह,ै जो आरचिक्षत शे्रणिणयों के उम्मीदवारों के लिलए पूवा!ग्रह पैदा करगेा। यह विनचि@त रूप से स्पष्ट है विक ओ.
सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. Lी. के बी  अंतर कोLा में कोई बदलाव नहीं विकया जाएगा।

18. अब 17 विदसंबर, 1994 की संशोचिधत अचिधस ूना पर आते हुए, यह कहता है विक "सभी मेचिडकल कॉलेजों
में सभी पाठ्यrमों की कुल सीLों पर क्षचैितज आरक्षण विदया जाए।" इन शब्दों की व्याख्या पार्दिLयों द्वारा दो अलग-
अलग तरीकों से की जा रही हःैएक कहता ह ैविक यह समग्र आरक्षण है जबविक दसूरा कहता ह ैविक यह वग`कृत ह।ै
अनुच्छेद  2  में  कहा  गया  है  विक  उपरोक्त  विवशेष  शे्रणिणयों  के  तहत   नेु  गए  उम्मीदवारों  को  अनुसूचि त
जाचित/अनुसूचि त जनजाचित/अन्य विपछCे वग!/सामान्य शे्रणिणयों के तहत रखा जाएगा, जिजनसे वे संबंचिधत हैं।उदाहरण
के लिलए, यविद आरक्षण के आधार पर  नेु गए स्वतंत्रता सेनानी पर विनभ!र कोई उम्मीदवार अनुसूचि त जाचित का ह,ै



तो उसे अनुसूचि त जाचित के लिलए आरचिक्षत सीL के लिखलाफ समायोजिजत विकया जाएगा। याचि काकता!ओ ंद्वारा इसे
इस पुविष्ट के रूप में पढ़ने की मांग की जाती है विक यह विवभाजिजत आरक्षण का मामला हो भी सकता है और नहीं
भी। ऐसा प्रतीत होता है विक उक्त अचिधस ूना जारी करते समय, सरकार समग्र क्षचैितज आरक्षण और विवभाजिजत
क्षचैितज आरक्षण के बी  के अंतर से अवगत नहीं Tी।विकसी भी तरह से, हो सकता है विक उसके डिं तन में ऐसी
ल्किस्Tचित न रही हो जो अब उत्पन्न हुई ह।ैशायद यही कारण ह ैविक इस पहलू को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया ह।ै

19. यह बेहतर होता-और प्रचितवादी अपने भविवष्य के माग!दश!न के लिलए र्ध्वायान देते क्षचैितज आरक्षण प्रदान करते
समय,  उन्हें यह विनर्दिदष्ट उले्ललिखत करना  ाविहए विक क्षचैितज आरक्षण एक खल्किण्डये/  विवभाजिजत है या समग्र ह।ै
वास्तव में,  यह मान लेना पूरी तरह से सही नहीं होगा विक उcर प्रदेश सरकार  "समग्र क्षचैितज आरक्षण" और
"विवभाजिजत क्षचैितज आरक्षण"  के बी  के इस अंतर से अवगत नहीं Tी,  क्योंविक स्वाचित गपु्ता के फैसले से यह
प्रतीत होता ह ैविक पहली अचिधस ूना उcर प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई, 1994 को जारी मविहलाओ ंके लिलए तीस
प्रचितशत आरक्षण को अन्य आरक्षणों में से प्रत्येक में विवभाजिजत विकया गया Tा। उदाहरण के लिलए, विपछCे वगD के
लिखलाफ यह कहा गया Tा विक उनके पक्ष में आरक्षण का प्रचितशत सcाईस प्रचितशत Tा, लेविकन साT ही यह भी
कहा गया Tा विक उनमें से तीस प्रचितशत सीLें मविहलाओं के लिलए आरचिक्षत Tीं। प्रत्येक ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण के
लिखलाफ, एक समान प्रावधान विकया गया Tा, जिजसका अT! Tा विक मविहलाओ ंके पक्ष में उक्त क्षैचितज आरक्षण एक
"विवभाजिजत क्षचैितज आरक्षण" होना Tा। हमारी राय है विक विकसी भी जविLलता और समस्याओ ंसे ब ने के विहत में,
यह बेहतर होगा विक भविवष्य में क्षचैितज आरक्षण को ऊपर बताए गए अT! में विवभाजिजत विकया जाए। दसूरे शब्दों में
आमंवित्रत आवेदन करने वाली अचिधस ूना में न केवल क्षैचितज आरक्षण का प्रचितशत होना  ाविहए, बल्किल्क प्रत्येक
सामाजिजक आरक्षण शे्रणिणयों में उनके लिलए आरचिक्षत सीLों की संख्या भी विनर्दिदष्ट होनी  ाविहए जैसे की एस. Lी.,
एस. सी., ओ. बी. सी. और ओ. सी. यविद ऐसा नहीं विकया जाता है तो हमेशा एक या दसूरी ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण
शे्रणी के पवूा!ग्रह से पीविCत होने की संभावना रहती है जैसा विक इस मामले में हुआ ह।ैजैसा विक ऊपर बताया
गया/इशारा विदखाया गया है, विवशेष आरक्षण के लिलए 112 सीLों में से 110 सीLों को अकेले ओ. सी. शे्रणी से
हLा विदया गया ह-ैऔर ओ. बी. सी. या उस मामले के लिलए एस. सी. या एस. Lी. से कोई भी नहीं। यह विकसी भी
वष! में दसूर ेतरीके से भी हो सकता ह।ै”

“20. अब, सीLों को भरने के लिलए संशोचिधत अचिधस ूना द्वारा विनधा!रिरत प्रचितविrया की यTायता पर आते हुए,
पंद्रह प्रचितशत विवशेष आरक्षण सीLों को पहले भरने और विफर ओ.  सी. (योग्यता)  कोLा  (उसके बाद ओ.  बी.
सी., एस. सी. और एस. Lी. कोLा) लेने का विनद>श देना गलत Tा। उचि त और सही तरीका यह है विक पहले
योग्यता के आधार पर ओ.  सी.  कोLा  (50  प्रचितशत)  को भरा जाए। विफर प्रत्येक सामाजिजक आरक्षण कोLा,
अTा!त एस. सी., एस. Lी. और बी. सी. को भरा जाये तीसरा कदम यह पता लगाना होगा विक उपरोक्त आधार
पर विवशेष आरक्षण से संबंचिधत विकतने उम्मीदवारों का  यन विकया गया ह।ै यविद क्षचैितज आरक्षण के लिलए विनधा!रिरत
कोLा पहले से ही भर विदया गया है तो यह एक समग्र क्षचैितज पनुरुत्Tान है-तो आगे कोई सवाल नहीं उठना
 ाविहए,। लेविकन यविद यह संतुष्ट भरा गया नहीं है,  तो विवशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेचिक्षत संख्या को लेना
होगा  और उनसे संबंचिधत सामाजिजक आरक्षण शे्रणिणयों  के  लिलए उम्मीदवारों  की  संबंचिधत संख्या  को  हLाकर
समायोजिजत/अनुकूलिलत करना होगा।(यविद, तTाविप, यह 1084 का मामला है
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खंचिडये/विवभाजिजत के्षचितज आरक्षण है तो सत्यापन और समायोजन/आवास की प्रविrया जैसा विक ऊपर बताया गया
ह,ै प्रत्येक ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण पर अलग से लागू की जानी  ाविहए। ऐसे मामले में, विवशेष शे्रणिणयों के पक्ष में पंद्रह
प्रचितशत का  आरक्षण,  कुल विमलाकर,  संतुष्ट  हो  सकता  है  या  संतुष्ट  नहीं  हो  सकता  ह।ै)क्योंविक  संशोचिधत
अचिधस ूना ने सीLों को भरने के एक अलग तरीके के लिलए प्रदान विकया है, इसने आंणिशक रूप से  एक दभुा!ग्यपूण!
ल्किस्तणिT योगदान विदया है जहां पूरे विवशेष आरक्षण कोLे को आवंविLत विकया गया है और लगभग विवशेष रूप से ओ.
सी. कोLे के लिखलाफ समायोजिजत विकया गया ह।ै”

(जोर विदया गया) (17.3)  इस प्रकार,  क्षचैितज आरक्षण समग्र आरक्षण या विवभाजिजत आरक्षण भी हो सकता है
और आरचिक्षत शे्रणिणयों के बी  समूह ए और बी पदों में पूव!  सैविनकों के लिलए 5 प्रचितशत आरक्षण के उप-विवभाजन
का प्रावधान करने वाले विववाविदत विनद>शों में  कुछ भी मनमाना नहीं ह।ैवास्तव में,  अविनल कुमार के मामले में
उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई विLप्पणिणयों को देखते हुए, सामान्य शे्रणी से संबंचिधत याचि काकता!ओ ंद्वारा आरक्षण
को विवभाजिजत करने के लिलए की गई  ुनौती न केवल प्रचितकूल ह,ै बल्किल्क उनके अपने उदे्दश्य के लिलए प्रचितकूल ह।ै

(18) वत!मान रिरL याचि का में जो तीसरा मुद्दा उठाया गया है, वह यह ह ैविक पवू! सैविनकों के लिलए आरक्षण को पूरी
तरह से लागू नहीं विकया जा रहा है, जैसा विक विदनांक 30.04.2018 (P-13) के विववाविदत विनद>शों में कहा गया
ह,ै आगे यह प्रावधान विकया गया ह ैविक यविद ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण की उप-शे्रणी वाला कोई भी पूव! सैविनक उम्मीदवार
समूह ए और बी शे्रणी में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त नहीं पाया जाता है, तो उस विवशेष शे्रणी के ई. एस. एम. के लिलए
आरचिक्षत रिरविक्तयों को ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण की संबंचिधत उप-शे्रणी के उम्मीदवारों में से भरा जाएगा।उदाहरण के
लिलए, यविद ई. एस. एम. शे्रणी की अनुसूचि त जाचित से संबंचिधत उपयकु्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो पदों को
अनुसूचि त जाचित के उम्मीदवारों में से भरा जा सकता ह।ै

(18.1)  इस मुदे्द पर विक क्या  ESM शे्रणी/ HkwriwoZ lSfud शे्रणी के उम्मीदवार  (ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण)
क्षचैितज शे्रणी की रिरविक्तयों को भर सकते हैं, सवiच्च न्यायालय द्वारा अनुपल सिंसह बनाम उcर प्रदेश राज्य, 2020
(2) एस. सी. सी. 173 में विव ार विकया गया ह।ै न्यायालय के समक्ष यह तक!  विदया गया विक क्षचैितज शे्रणी के उन
रिरक्त पदों को ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण उम्मीदवारों/अन्य शे्रणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया Tा, जो  यन प्रविrया को
दवूिषत करने वाले वैधाविनक प्रावधानों का उलं्लघन ह।ै उcर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह प्रस्तुत विकया
गया विक क्षचैितज आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की नीचितयों में से एक यह है विक यविद क्षचैितज आरक्षण पदों के
लिलए आरचिक्षत रिरविक्तयों को भरने के लिलए उपयकु्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता
ह ैrks उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ऊर्ध्वावा!धर रूप से आरचिक्षत शे्रणिणयों से संबंचिधत उम्मीदवारों में से अन्य
उपयकु्त  उम्मीदवारों  द्वारा  भरा  जाता  ह।ै  न्यायालय  ने  अपना  विनष्कष!  विनम्नलिललिखत शब्दों  में  दज!  विकयाः“
84.6.संबंचिधत ऊर्ध्वावा!धर आरक्षण से उम्मीदवारों द्वारा अधूरे क्षैचितज आरक्षण को भरना सरकार की नीचित के
अनुसार ह ैऔर इसमें गलती नहीं की जा सकती ह।ै”

(18.2) इस प्रकार,  हम विदनांविकत 30.04.2018 (P-13) विनद>शों में कोई तु्रविL नहीं पाते हैं क्योंविक राज्य
सरकार खलेु/अनुसूचि त जाचित/विपछCा वग!  शे्रणी से संबंचिधत योग्य उम्मीदवारों में से पदों को भरने के लिलए अपने
अचिधकार के्षत्र में ह,ै यविद उपयकु्त ई. एस. एम. शे्रणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(19) एक अन्य पहलू जिजस पर हम   ा! करना  ाहते हैं, वह यह है विक क्या आरक्षण की प्रकृचित और सीमा को
अन्य आरचिक्षत शे्रणिणयों के साT भेदभाव के आधार पर  ुनौती दी जा सकती है या क्या आरक्षण के मामलों में
समानता  हो  सकती  है?  हमारे  विव ार  से  ऐसा  नहीं  हो  सकता,  क्योंविक  भेदभाव  आरक्षण  की  अवधारणा
में ही विनविहत ह।ै यह स्वयं गैर-समान के अंतर उप ार की अनुमचित देता ह ैजिजसे सकारात्मक या प्रचितपूरक भेदभाव



कहा जाता ह।ैसवंिवधान राज्य को नागरिरकों के विपछCे वगD या समाज के अन्य वंचि त या कमजोर वगD की पह ान
करने का अचिधकार देता ह,ै जिजन्हें आरक्षण, रिरयायतों, महत्व या छूL के रूप में अपनी सकारात्मक कार!वाई द्वारा
से अपनी सामाजिजक-आर्थिTक प्रगचित के लिलए तरजीही उप ार की आवश्यकता होती ह।ै समाज के विवणिभन्न दलिलत
वगD के लिलए इस सकारात्मक कार!वाई की सीमा ऐचितहाजिसक उत्पीCन या भेदभाव, सामाजिजक, आर्थिTक या शचैिक्षक
विपछCेपन जैसे कई विनधा!रकों पर आधारिरत ह।ै आरक्षण संविवधान के तहत समानता सुविनचि@त करने के लिलए एक
तंत्र प्रदान विकया गया है और अन्य उत्पीविCत वगD के साT कुछ विवशेषाचिधकारों या लाभों का दावा करने के लिलए
नहीं ह।ै (20) उपयु!क्त विनण!यों और   ा! के संदभ!  में, हम पाते हैं विक विववाविदत विनद>श विदनांक 23.01.2018
(पी -12) & 30.04.2018 (पी-13) पवू! सैविनकों को क्षचैितज आरक्षण प्रदान करना संविवधान के अनुच्छेद 14
आत्यल्किन्तक रूप  16  के  प्रावधानों के  अनुरूप ह।ै  इसलिलए,  वत!मान रिरL याचि का विवफल हो जाती  है  और
तदनुसार खारिरज कर दी जाती ह।ै

रिरपोL!र

रामपाल

अनुवादक
अस्वीकरण:-  स्Tानीय भाषा में अनुवाविदत विनणय! वादी के सीविमत उपयोग के लिलए ह ैताविक वह
अपनी भाषा में इसे समझ सके और विकसी अन्य उद्येश्य के लिलए इसका उपयोग नहीं विकया जा
सकता ह।ै सभी व्यवहारिरक और आचिधकारिरक उद्देश्यो के लिलए विनण!य का अंगे्रजी ससं्करण
प्रामाणिणक होगा और विनष्पादन और काया!न्वयन के उद्धेश्य के लिलए उपयकु्त रहेगा।


